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संदर्भ	 में : कैट सदस्य  का आपराधि�क  अभिर्भत्रास 

  रिरट याधि�का (आपराधि�क ) संख्या 23 सन 2008 
25 अगस्त 2009

[ र्भारत के  मुख्य न्यायाधि�पधित के० जी० बालाकृष्णन ,  न्यायमूर्तित पी. सदाभि+वम और  न्यायमूर्तित डॉ. बी.एस.
�ौहान ]

पत्र याधि�का  -  पुलिलस अधि�कारिरयों द्वारा कैट के न्याधियक अधि�कारी को आपराधि�क अभिर्भत्रास   -  उच्च
न्यायालय के समक्ष स्वत: संज्ञान रिरट याधि�का और आपराधि�क अवमानना काय	वाही - कैट की पटना पीठ के समक्ष
आपराधि�क अवमानना - र्भारत के मुख्य न्याया�ी+ को न्याधियक सदस्य का पत्र जिजसमें घटना को आपराधि�क  रिरट
याधि�का माना गया   - राज्य सरकार ने यह कहते हुए आरोप स्वीकार कर लिलया किक घटना इसलिलए हुई क्योंकिक वरिरष्ठ
पुलिलस अधि�कारी मानजिसक किवकास से ग्रस्त थी  -  अभिर्भकिन�ा	रिरत :  आरोप किनरा�ार नहीं हैं  -  उच्च न्यायालय और
न्यायाधि�करण को लंकिबत रिरट याधि�का और अवमानना काय	वाही को आगे बढ़ाने का किनदI+ - राज्य अधि�कारिरयों को
सेवा में रहने के लिलए वरिरष्ठ पुलिलस अधि�कारी की उपयकु्तता तय करनी होगी - कें द्र और राज्य सरकारों को कैट के
सदस्यों को न्यूनतम भि+ष्टा�ार और पया	प्त सुरक्षा प्रदान करने का किनदI+ । 

कें द्रीय प्र+ासकिनक न्यायाधि�करण  (कैट)  के एक न्याधियक सदस्य को राज्य के   गेस्ट हाउस में  अपने
आधि�कारिरक प्रवास के दौरान एक उच्च पुलिलस अधि�कारी (प्रत्यथQ  संख्या  3) और आठ अन्य पुलिलस कर्मिमयों द्वारा
आपराधि�क अभिर्भत्रास किकया गया था। इस संबं� में  प्रथम  इलिSला रिरपोट	   दज	  करायी गयी थी ।  झारखंड उच्च
न्यायालय के समक्ष एक रिरट याधि�का और आपराधि�क अवमानना  प्राररं्भ की गई थी। कैट की पटना पीठ ने र्भी
पुलिलस अधि�कारिरयों के लिखलाफ आपराधि�क अवमानना की काय	वाही प्राररं्भ की। न्याधियक अधि�कारी ने र्भारत के
मुख्य न्याया�ी+ को पत्र लिलखकर घटना के बारे में अवगत कराया और कैट के सदस्यों की सुरक्षा के लिलए उधि�त
कदम उठाने का अनुरो� किकया । पत्र को आपराधि�क रिरट याधि�का माना गया। प्रधितवादी-राज्य सरकार ने सर्भी
आरोपों को स्वीकार किकया और कहा किक प्रधितवादी संख्या 3 ने जल्दबाजी में और मानजिसक किवकार के प्रर्भाव में काय	
किकया था। राज्य सरकार ने यह र्भी कहा किक आठ पुलिलस अधि�कारिरयों को किनलंकिबत कर किदया गया ह।ै प्रधितवादी
संख्या 3 ने यह कहते हुए किबना +त	 क्षमा मांगा किक यह घटना  अना+धियत  और मानजिसक किवकार के प्रर्भाव में हुई।  

न्यायालय ने रिरट याधि�का का किनपटारा करते हुए
 अभिर्भकिन�ा	रिरत : 1. प्रत्यथQ  संख्या 3 और उसके साथ आठ अन्य पुलिलस कर्मिमयों के हाथों कैट के न्याधियक सदस्य
को आपराधि�क  अभिर्भत्रास और अपमाकिनत करने के आरोपों को  सारहीन नहीं कहा जा सकता ह।ै �ंूकिक झारखंड
राज्य ने पूरी जां� की थी और रिरपोट	  सौंपी थी और इस तथ्य पर किव�ार करते हुए किक रिरट याधि�का और आपराधि�क
अवमानना याधि�का झारखंड उच्च न्यायालय और   पटना की  कैट पीठ   में लंकिबत ह,ै यह  न्यायालय उक्त घटना के
संबं� में दोषी अधि�कारिरयों के किवरुद्ध क्या कार	वाई की जानी आवश्यक है,  इस संबं� में कोई राय व्यक्त  करना
उधि�त नहीं  समझती ह।ै [पैरा 15) [587-सी-ई]

2. संबंधि�त न्यायालय/अधि�करण  किवधि� के अनुसार आगे काय	वाही करेंगे। यह राज्य प्राधि�कारिरयों को किनणQत करना
है किक क्या प्रत्यथQ  संख्या 3 राज्य को कोई सेवा प्रदान करने के लिलए उपयकु्त है और यकिद हां, तो किकस क्षमता में।
[पैरा 15) [587-ई]
3.  यह किनदIभि+त किकया जाता है किक र्भारत संघ और संबंधि�त  राज्य  कैट के सर्भी सदस्यों को अपेधिक्षत न्यूनतम
भि+ष्टा�ार और पया	प्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों और कें द्र +ाजिसत प्रदे+ों के किनयंत्रणा�ीन सर्भी संबंधि�त
अधि�कारिरयों/व्यकिक्तयों को आवश्यक किनदI+ जारी किकए जाएं। [पैरा 16] [587-जी-ए�]

आपराधि�क अपीलीय  अधि�कारिरता : रिरट याधि�का ( आपराधि�क ) संख्या 23 सन  2008। 
 र्भारत के सकंिव�ान के अनुच्छेद 32 के अंतग	त
यू०यू० ललिलत ( न्यायकिमत्र ) , राजू राम�न्द्रन , मनीष कुमार ( गोपाल सिंसह के लिलये ) , नर+े कौभि+क, सरु्भाष

कौभि+क , रूपे+ कौभि+क( सुषमा सूरी के लिलए ) अकिनल कुमार झा , मनोरजंन कुमार झा , राजीव कुमार सिंसह आलोक
कुमार उपस्थिस्थत पक्षकारों के लिलए 



 

न्यायालय का किनण	य  न्यायमूर्तित  डॉ. बी.एस. �ौहान द्वारा सुनाया गया।
1. यह मामला आंखें खोलने वाला है क्योंकिक इससे पता �लता है किक जिजन लोगों को न्याय प्रदान करने का गंर्भीर
कत	व्य समनुदेभि+त किकया गया है,  उन्हें उन अधि�कारिरयों  द्वारा  जिजन पर किवधि� और व्यवस्था बनाए रखने का
उSरदाधियत्व  ह ै,  आपराधि�क  अभिर्भत्रास का सामना करना पड़ रहा है, ।

2. इस याधि�का को  उद्भतू करने वाले तथ्य और परिरस्थिस्थधितयां यह हैं किक कें द्रीय प्र+ासकिनक न्यायाधि�करण (इसके
बाद  'कैट'  कहा जाएगा)  के न्याधियक सदस्य श्री बी.वी.  राव को कैट के माननीय अध्यक्ष ने रां�ी,  झारखण्ड में
18.2.2008  से  22.2.2008  तक सर्मिकट कोट	  आयोजिजत करने के लिलए कहा था।  प्र�ान पीठ कैट,  नई किदल्ली से
स�ूना प्राप्त करने के बाद,  रां�ी पीठ के संबंधि�त अधि�कारी ने  झारखंड सरकार के गृह किवर्भाग के सधि�व को श्री
बी.वी.  राव के लिलए आवास आरधिक्षत करने के लिलए कहा। इसके परिरणामस्वरूप,  डी.आइ.जी. (कार्मिमक) को खखुरी
गेस्ट हाउस में कैट के दो सदस्यों के लिलए दो कक्ष आरधिक्षत करने के लिलए कहा गया। उस गेस्ट हाउस में  कमरा
संख्या  206  श्री बी.वी.  राव को आवंकिटत किकया गया था। उक्त कमरे में श्री बी.वी.  राव का उधि�त प्राधि�कार और
आवंटन के  अनुरूप अधि�र्भोग था।  जब श्री बी.वी राव 21.2.2008 को +ाम लगर्भग 4.30 बजे,  किटj ब्यूनल से गेस्ट
हाउस वापस आये,श्रीमती किनम	ला �ौ�री  पुलिलस महाकिनरीक्षक ( प्रत्यथQ -3) ने उससे पूछताछ किकया किक वह किकस
हजैिसयत से वहां रह रहे हैं? श्री बी.वी. राव द्वारा अपनी पह�ान बताने और जिजस उदे्दश्य से वह वहां आये थे उसके
बारे में बताने के बावजूद, वह कमरे से �ली गयी। थोड़ी देर बाद सायं करीब 5:15 बजे आठ पुलिलसकमQ, जो वदQ में
थे और उनके पास हभिथयार थे, उन्होंने उसके कमरे का बलपूव	क  कंुडी तोड़कर दरवाजा खोल किदया। उन्होंने श्री
बी.वी. राव के साथ दवु्य	वहार किकया और पूरे कमरे की तला+ी ली। उन्होंने कैट के न्याधियक अभिर्भलेख की र्भी जां�
करने से  गुरजे नहीं किकया। उन पुलिलसकर्मिमयों ने श्री राव को उनके सामान के साथ र्भूतल पर  खीं� लाए ,  जहां
श्रीमती  किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 33) खड़ी थीं । उसने उन्हें अपना सूटकेस, ब्रीफकेस और अन्य सर्भी सामान
खोलने के लिलए किवव+ किकया। उन्होंने उनका पह�ान पत्र, फ्लाइट किटकट, टूर प्रोग्राम +ीट और �ेयरमैन द्वारा रां�ी में
न्यायालय आयोजिजत करने के लिलए किदया गया प्राधि�कार पत्र छीन लिलया था,  इसके अलावा उनसे आपराधि�क
अभिर्भत्रास कारिरत किकया गया और दवु्य	वहार किकया गया।

3. घटना के तुरतं बाद, श्री बी.वी. राव ने उसी किदन झारखंड के पुलिलस महाकिनदे+क (बाद में डी.जी.पी.कहा जाएगा )
को घटना के बारे में सूधि�त किकया। डी.जी.पी. ने श्री पी.आर.के . नायडू, आई.जी., किव+ेष +ाखा को मामले को देखने
और तुरतं रिरपोट	  करने का किनदI+ किदया। जां� करने के बाद, श्री पी.आर.के . नायडू, आई.जी. ने किदनांक  22.2.2008
को अपनी रिरपोट	  प्रस्तुत की। उक्त रिरपोट	  के अनुसार,  श्रीमती  किनम	ला �ौ�री  (  प्रत्यथQ संख्या -3)  की मानजिसक
स्थिस्थधित ठीक नहीं थी और वह किकसी प्रकार के खस्थिण्डत मनोकिवकार ( सीजोफे्रकिनया ) से पीकिड़त थी। उनके साथ डू्यटी
पर तनैात स+स्त्र लोगों ने उसके अवै� आदे+ों को  काया	स्थिन्वत किकया  । अगले किदन,  डी.जी.पी.  ने अन्य वरिरष्ठ
अधि�कारिरयों के साथ श्री बी.वी. राव से उनके कक्ष में  र्भेंट  की और यह बताते  हुये  किक श्रीमती किनम	ला �ौ�री (
प्रत्यथQ संख्या -3) मनोकिवकार से पीकिड़त थी, वरिरष्ठ पुलिलस अधि�कारी के अक्षम्य व्यवहार के कारण उन्हें हुई गंर्भीर
असकुिव�ा के लिलए व्यकिक्तगत रूप से क्षमा मांगी।

 
4.  किदनांक 21.2.2008 की घटना पर किव�ार करते हुए श्री बंदी र्भगत,  काया	लय प्रर्भारी,  कैट,  रां�ी द्वारा घटना की
पूण	 किववरण देते हुए डोरडंा थाना में   प्राथकिमकी दज	 करायी गयी ।  इस प्रकार, किदनांक 22.2.2008 को  केस संख्या
43 ,  �ारा  143 , 144 , 146 , 323 , 339 व  352 र्भारतीय दण्ड  संकिहता के  अंतग	त श्रीमती  किनम	ला �ौ�री
(प्रत्यथQ संख्या 3) और आठ पुलिलस कर्मिमयों के किवरद्ध प्रथम सू�ना रिरपोट	   दज	  की गई। इस बी�, कैट के न्याधियक
सदस्य श्री बी.वी. राव ने र्भारत के माननीय मुख्य न्याया�ी+ और कैट के माननीय अध्यक्ष,  प्र�ान पीठ, नई किदल्ली
को पत्र लिलखकर पूरी घटना का किववरण किदया और र्भकिवष्य में ऐसी दरु्भा	ग्यपूण	 स्थिस्थधित से ब�ने के लिलए कैट के सदस्यों
की सुरक्षा  हेतु उधि�त कदम उठाने का अनुरो� किकया।  उक्त पत्र को   आपराधि�क रिरट याधि�का के रूप में माना गया।
इस न्यायालय के आदे+ किदनांकिकत 3  मा�	, 2008 के  द्वारा  र्भारत संघ, झारखंड राज्य और श्रीमती किनम	ला �ौ�री
(प्रत्यथQ संख्या 3)  को नोकिटस जारी किकया गया।



5.  माननीय अध्यक्ष कैट, नई किदल्ली  ने 25 फरवरी, 2008 को,   माननीय राज्य मंत्री, कार्मिमक भि+कायत और पें+न
मंत्रालय को  एक पत्र लिलखकर सुरक्षा के बार ेमें अपनी गंर्भीर चिं�ता व्यक्त करते हुए   घटना का किववरण देते हुए उनके
समक्ष  ,  कैट के न्याधियक एवं प्र+ासकिनक सदस्यों की सुरक्षा मामला उठाया।  10  मा�	, 2008  को,  झारखंड उच्च
न्यायालय ने  स्वत:  संज्ञान लेते हुए  आपराधि�क  अवमानना  काय	वाही  प्राररं्भ  की । रिरट याधि�का  ( C)  संख्या
1233 सन 2008   में  (  न्यायालय की स्वाप्रेरणा  काय	वाही  बनाम झारखंड राज्य )   किदनाँक  2/3.3.2008 को
आदे+ पारिरत कर किवद्वान महाधि�वक्ता से मामले को देखने और तत्काल उधि�त  काय	वाही करने को कहा।   यद्यकिप ,
इस तथ्य पर किव�ार करते हुए किक इस न्यायालय ने घटना का संज्ञान लिलया  , उच्च न्यायालय ने किदनांक 10.3.2015
के आदे+ के तहत  उक्त मामले की  मामले की  सुनवाई स्थकिगत कर दी।

6. कैट, पटना बें� र्भी ने आदे+ किदनांकिकत 22.4.2008 के द्वारा श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) और आठ
स+स्त्र पुलिलसकर्मिमयों  के  किवरूद्ध केस संख्या 22 सन 2008  में    आपराधि�क अवमानना काय	वाही   प्राररं्भ  की।
उक्त मामला अर्भी  र्भी किव�ारा�ीन ह।ै यद्यकिप , कैट के माननीय अध्यक्ष द्वारा लिलखे गए पत्र पर संबंधि�त मंत्रालय द्वारा
आज तक कोई कार	वाई नहीं की गई  । इस आपराधि�क रिरट याधि�का में  प्रत्यथQगण  को अपने  +पथपत्र दालिखल
करने के लिलए पया	प्त अवसर किदए गए थे। झारखंड राज्य और श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) ने अपना-
अपना  प्रत्यSुर  दालिखल किकये । लेकिकन र्भारत संघ (प्रत्यथQ संख्या  - 1)  ने प्रत्यSुर दालिखल नहीं किकया ।  झारखंड
राज्य (प्रत्यथQ संख्या 2) ने अपने गृह सधि�व श्री सु�ीर कित्रपाठी के माध्यम से स्वीकार किकया है किक उक्त गेस्ट हाउस
में कैट के किवद्वान सदस्य श्री बी.वी.  राव के लिलए उधि�त आरक्षण किकया गया था। यद्यकिप,  यह घटना इसलिलये घटी
क्योंकिक  श्रीमती किनम	ला �ौ�री  (प्रत्यथQ संख्या  3)  की मानजिसक स्थिस्थधित ठीक नहीं थी और वह जिसज़ोफे्रकिनया से
पीकिड़त थी। उनके साथ स+स्त्र  आरधिक्षयों ने उनके अवै� आदे+ों का पालन किकया और श्री बी.वी.  राव को
अभिर्भत्रस्त किकया।  श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) ने मानजिसक किवकार के प्रर्भाव में  उतवलापन किदखाया
था । घटना के तुरतं बाद रां�ी के साथ-साथ बेंगलुरु में र्भी उनकी धि�किकत्सकीय जां� की गई और यह पता �ला किक
वह "आंभि+क छूट में भ्रम किवकार" से ग्रस्त थी।  राज्य सरकार  द्वारा यह आश्वासन किदया गया किक  उक्त घटना से
उत्पन्न मामले में किवधि� के अनुसार सर्भी कदम उठायेगी । 

7. झारखंड राज्य (प्रत्यथQ संख्या 2) ने  स्वीकार  किकया था किक श्री बी.वी. राव द्वारा लगाया गया हर आरोप और
कथन तथ्यात्मक रूप से सही था और श्रीमती  किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) ने न केवल श्री  श्री बी.वी.  के
साथ दवु्य	वहार किकया,  अकिपतु वहां मौजूद मेस प्रर्भारी को र्भी डांटा और उन्हें तुरतं वहां से �ले जाने के लिलए कहा,
अन्यथा उसे जेल रे्भज किदया जाएगा। इसके आगे स्वीकार किकया किक अन्य आठ सुरक्षाकर्मिमयों ने श्री बी.वी.  राव के
साथ दवु्य	वहार किकया और उक्त सुरक्षाकर्मिमयों को किनलंकिबत कर किदया गया ।

8. रां�ी इसं्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकेटj ी एंड एलाइड साइसेंज (आर.आई.एन.पी.ए.एस.) का किदनांक 3 मा�	  , 2008
का एक प्रमाण पत्र  अभिर्भलेख पर  रखा गया  है  जिजसके अनुसार  श्रीमती  किनम	ला  �ौ�री  (प्रत्यथQ संख्या  3)
"साइकोजिसस पैरानॉयड धिडल्यूज़नल धिडसऑड	र" से पीकिड़त थीं।

9.  श्रीमती किनम	ला �ौ�री  (प्रत्यथQ संख्या  3)  ने  प्रत्यSुर में  15 नवंबर 2008 को  +पथपत्र दालिखल किकया और
घटना के लिलए पूण	  और किबना +त	  माफी मांगी। आगे कहा गया किक वह मानजिसक किवकार से ग्रस्त थी। इसलिलए, वह
अपने साथ घटी वास्तकिवक घटना को बमुस्थिश्कल याद कर सकी। इस प्रकार, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किकया था।
अपने  +पथपत्र के पैरा 14 में, उन्होंने किनम्न प्रकार  से कथन किकया ह:ै

"यह  किक अत्यंत किवनम्रतापूव	क किनवेदन  है किक   अभिर्भसाक्षी  की  मानजिसक असंतुलन और मन की भ्रमपूण	
स्थिस्थधित के कारण, अपनी तक	  +किक्त पर या अपने व्यवहार पर, किव+ेष रूप से अपरिरधि�तों  से  सामना होने
पर, कोई किनयंत्रण नहीं था।"



10. उसने कई पत्र और प्रेस कि�पिंपग र्भी  प्रस्तुत किकया है,  जिजसमें  द+ा	या गया  है किक वह हमे+ा अपने जीवन के
खतरे की आ+ंका से अपनी किनजी सुरक्षा की मांग करती रही है,यद्यकिप यह उसके मानजिसक असंतुलन के कारण हो
सकता ह।ै

11.  एकिमकस क्यूरी के रूप में उपस्थिस्थत  किवद्वान वरिरष्ठ  काउंसेल श्री यू.यू.  ललिलत ने कैट के सदस्यों के साथ
दवु्य	वहार और आपराधि�क  अभिर्भत्रास की बार-बार होने वाली घटनाओ ंको इस न्यायालय के ध्यान में लाया और
रिरट याधि�का संख्या 74 सन 2001  से संबंधि�त  तथ्यों को रखा, जिजसमें , कैट की पटना बें�  की  न्याधियक सदस्य
सुश्री सा�ना श्रीवास्तव के आवास पर  गैंगस्टरों  द्वारा दरु्भा	ग्यपूण	 घटना कारिरत की गई , जिजसमें एक व्यकिक्त की  मृत्यु
हो गई। यद्यकिप,  हम उक्त मामले के तथ्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,  क्योंकिक उक्त मामले का  किनण	य अलग से किकया
जाना है और उसे इस मामले से अलग कर किदया गया ह।ै यद्यकिप,  यह स्पष्ट है किक जहाँ तक कैट के सदस्यों की
कु+लके्षम एवं सुरक्षा का  प्रश्न है,  सब कुछ अच्छा नहीं ह।ै श्री ललिलत ने  दलील किदया है  किक वत	मान मामले में,
पुलिलस के एक वरिरष्ठ अधि�कारी ने कैट के न्याधियक सदस्य को  अभिर्भत्रस्त किकया है,यद्यकिप वह मानजिसक किवकार से
पीकिड़त हो सकती हैं। यद्यकिप,  कैट के माननीय अध्यक्ष द्वारा 25 फरवरी 2008 को लिलखे गए पत्र पर र्भारत संघ के
संबंधि�त मंत्रालयों द्वारा कोई प्रधितकि�या नहीं दी गई थी, जिजसमें उन्होंने 6 जून, 2007 के अपने पहले पत्र का संदर्भ	 देते
हुए अध्यक्ष से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी और कैट के सदस्यों के लिलए,  इस न्यायालय को यह सुकिनधि�त
करना �ाकिहए किक कैट के सदस्यों को उधि�त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकिक उन्हें र्भकिवष्य में किकसी र्भी अकिप्रय और
अरूधि�कर घटना से ब�ाया जा सके। न्याय प्रदान करने के लिलए अनुकूल वातावरण प्रदान करना राज्य प्राधि�कारिरयों
और अन्य सर्भी संबंधि�त व्यकिक्तयों का दाधियत्व ह।ै
 
12. झारखंड राज्य की ओर से उपस्थिस्थत किवद्वान काउंसेल ने न्यायालय को आश्वासन किदया है किक राज्य सरकार कैट
के सर्भी सदस्यों की सुरक्षा सुकिनधि�त करगेी ताकिक ऐसी घटना पुनः न हो।

13. र्भारत संघ की ओर से   किवद्वान  काउंसेल श्री नरे+ कौभि+क ने तक	  किदया किक  वत	मान परिरस्थिस्थधितयों को देखते
हुए, र्भारत सघं और संबंधि�त राज्य प्राधि�करण न केवल कैट के सदस्यों को  न्यूनतम भि+ष्टा�ार प्रदान करने के लिलए
बाध्य हैं, बस्थिल्क सर्भी को पया	प्त सुरक्षा र्भी प्रदान करेंगे।  

14. श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) की ओर से उपस्थिस्थत किवद्वान वरिरष्ठ काउंसेल श्री राजू  राम�न्द्रन  ने
तक	  प्रस्तुत किकया  किक जो र्भी दरु्भा	ग्यपूण	  घटना हुई, वह  अना+धियत थी और इस तथ्य के कारण किक वह (प्रत्यथQ
संख्या 3) मानजिसक किवकार से पीकिड़त थी। वह  पटना कैट द्वारा प्राररं्भ की गई आपराधि�क अवमानना की काय	वाही
का सामना कर रही हैं। उन्होंने यह र्भी सुझाव किदया है किक कैट के सर्भी सदस्यों को किकसी र्भी प्रकार के अपमान और
अभिर्भत्रास से ब�ाने के लिलए उधि�त सुरक्षा अपेधिक्षत ह।ै

15. हमने पक्षकारों के किवद्वान काउंसेल द्वारा की गई तक� पर किव�ार किकया  और अभिर्भलेखों का अवलोकन किकया ह।ै
श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3) और उनके साथ आठ अन्य पुलिलस कर्मिमयों  के हाथों श्री बी.वी. राव को
आपराधि�क  अभिर्भत्रास करने   और अपमाकिनत करने के आरोप को किबना किकसी तथ्य के नहीं कहा जा सकता।  �ंूकिक
झारखंड राज्य (प्रत्यथQ संख्या 2) ने पूरी जां� की थी और रिरपोट	  सौंपी थी और इस तथ्य पर किव�ार करते हुए किक
रिरट याधि�का और आपराधि�क अवमानना याधि�का झारखडं उच्च न्यायालय और पटना में कैट बें� में लंकिबत हैं, हम
इस संबं� में कोई राय व्यक्त करना उधि�त नहीं समझते हैं किक उक्त घटना के संबं� में दोषी अधि�कारिरयों के किवरुद्ध
क्या कार	वाई की जानी आवश्यक है  । संबंधि�त  न्यायालय / न्यायाधि�करण  किवधि� के अनुसार आगे  काय	वाही करेंगे
और किनस्संदेह मामले को अपने तार्मिकक अंत तक पहु�ंायेंगे।  यद्यकिप, यह स्पष्ट किकया जाता है किक  एतस्थिस्मनपूव	 किकया
गया कोई र्भी  संप्रेक्षण किकसी र्भी पक्ष के मामले पर प्रधितकूल प्रर्भाव नहीं डालेगा। यह राज्य प्राधि�कारिरयों को किनण	य
लेना है किक क्या श्रीमती किनम	ला �ौ�री (प्रत्यथQ संख्या 3 राज्य को कोई र्भी सेवा प्रदान करने के लिलए उपयकु्त हैं
और यकिद हां, तो किकस क्षमता में।
16.  यद्यकिप,  इस मामले की तथ्य-स्थिस्थधित और किवद्यमान अन्य असा�ारण परिरस्थिस्थधितयों पर किव�ार करते हुए और
र्भारत संघ और झारखंड राज्य के लिलए उपस्थिस्थत किवद्वान काउंसेल द्वारा किदए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए , यह
किनदIभि+त किकया जाता है किक र्भारत सघं और संबंधि�त राज्य आज से आठ सप्ताह की अवधि� के र्भीतर कैट के सर्भी



सदस्यों को आवश्यक न्यूनतम भि+ष्टा�ार और पया	प्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों और कें द्र +ाजिसत प्रदे+ों के
किनयंत्रण के तहत सर्भी संबंधि�त प्राधि�कारिरयों/व्यकिक्तयों को आवश्यक किनदI+ जारी किकए जाएं।
17. मामले से पृथक होने से पहले, हम  न्यायकिमत्र ( Amicus Curiae) के रूप में न्यायालय को सहायता प्रदान करने
के लिलए किवद्वान वरिरष्ठ अधि�वक्ता श्री यूयू ललिलत को �न्यवाद और आर्भार व्यक्त करते हैं।

18.  इस किनण	य की एक प्रधित रजिजस्टj ार कैट,  मुख्य पीठ,  नई किदल्ली को यहां जारी किनदI+ों के काया	न्वयन के लिलए
उधि�त कदम उठाने के लिलए रे्भजी जाए ।
19. रिरट याधि�का तदनुसार किनस्तारिरत की जाती ह।ै
के.के.टी.

  राजमंगल सिंसह यादव
   अपर जिजला न्याया�ी+ मेरठ


